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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 44 जून, 2024 
दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 
(2024 का 2) 


क्रमांक आरजी-40/4/(3)/2024-सीए [ई-3940]--भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 997 
(997 का 24) की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 
दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
विनियम बनाता है, अर्थात्‌: - 
4. (4) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 कहा 
जाएगा। 
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 
2. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) (इसके बाद इसे "प्रमुख विनियम" के 
रूप में संदर्भित किया जाएगा) के विनियम 2 में, खंड (ड़) को हटा दिया जाएगा। 
3. मुख्य विनियमों के विनियम 3 में, उप-विनियम (2) के परंतुक में - 
(क) खंड () में, शब्द "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (986 ((986 का 68) के स्थान पर, "उपभोक्ता संरक्षण 
अधिनियम, 2079 (209 का 35)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 
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(ख) खंड (ii) F, शब्द "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 986 (986 का 68) के स्थान पर, "उपभोक्ता संरक्षण 
अधिनियम, 2079 (209 का 35)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 


4. मुख्य विनियमों के विनियम 4 में, - 

(क उप-विनियम (॥) में, " कार्पोरेशन बैंक की उक्त बैंक द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित शाखाओं में ऐसी 
राशि के निधि के खाते में क्रेडिट हेतु देय बनने से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रेषित की जाएगी” शब्दों के 
स्थान पर, “प्राधिकरण द्वारा नामित अनुसूचित बैंक के ऐसे खाते में, एनईएफटी, आईएमपीएस, 
आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से, निधि में जमा की जाने वाली ऐसी राशि 
तीस दिन की अवधि के भीतर प्रेषित की जाएगी, और सेवा प्रदाता सात दिनों की अवधि के भीतर या जैसा 
कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्राधिकरण को ऐसे प्रेषण का लेन-देन का 
विवरण प्रस्तुत करेंगे” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 

(a) उप-विनियम (2) को हटा दिया जाएगा; 

(ग। उप-विनियम (3) को हटा दिया जाएगा। 

5. मुख्य विनियमों के विनियम 5 में, - 


(कै उप-विनियम (4) में, “क्रेडिट की गई समस्त राशियां” शब्दों के बाद आने वाले “कॉर्पोरेशन बैंक” शब्दों के 
स्थान पर “प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित बैंक” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 


(a) उप-विनियम (4क) में, "समय-समय पर" के बाद आने वाले “कॉर्पोरेशन बैंक” शब्दों के स्थान पर “प्राधिकरण 
द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित बैंक” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 


6. मुख्य विनियमों के विनियम 6 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात्‌: - 


“(घ) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि के खातों की तैयारी एवं रखरखाव तथा उक्त निधि के खातों की 
लेखापरीक्षा के लिए शुल्क एवं व्यय का भुगतान करना; 


(ड) ऐसे खर्चों का भुगतान करने के लिए जो विनियम (3 (aH) के तहत किए जा सकते हैं:"। 
7. मुख्य विनियमों के विनियम (3 में,- 
(कै "निम्न के द्वारा" शब्दों से पहले आने वाले शब्दों "का वहन" हटा दिया जाएगा; 
(ख) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: - 

"(क) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों में से विनियमन 8 के खंड (a) के अधीन 
प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों के संबंध में, प्राधिकरण के अनुमोदन से 
विनियमन 5 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय से पूरा किया जाएगा;"; 

@) खंड (ख) में "एसोसिएशन के द्वारा" शब्दों से बाद, " द्वारा वहन किया जाएगा" शब्द डाले जाएंगे। 
8. मुख्य विनियमों के विनियम 46 में, उप-विनियमन (॥) में, "किसी व्यक्ति को" शब्दों के बाद आने वाले शब्द 
"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 986 (7986 का 68) के स्थान पर, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2049 
(2049 का 35)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 


महेंद्र श्रीवास्तव, सचिव-प्रभारी, भादूविप्रा 
[विज्ञापन-॥॥/4/असा./487/2024-25] 


टिप्पणी 4---- प्रमुख विनियम अधिसूचना संख्या 322/4/2006-क्यूओएस (सीए) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग Il, खंड 4 दिनांक (5 जून, 2007 में प्रकाशित किए गए थे। 

टिप्पणी 2----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 322-8/2040-सीए द्वारा संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग Ill, खंड 4 दिनांक 7 मार्च, 2077 में प्रकाशित किया गया। 


टिप्पणी 3----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-2/2043-सीए द्वारा संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग Ill, खंड 4 दिनांक 40 जुलाई, 203 में प्रकाशित किया गया। 
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टिप्पणी 4----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-2/2043-सीए द्वारा संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग Ill, खंड 4 दिनांक 26 जून, 2074 A प्रकाशित किया गया। 


टिप्पणी 5----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-5/2048-सीए के माध्यम से संशोधित किया गया और भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग Ml, खंड 4 दिनांक 8 जुलाई, 2048 में प्रकाशित किया गया। 


टिप्पणी 6---- प्रमुख विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-5/2048-सीए के माध्यम से संशोधित किया गया और भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग Ill, खंड 4 दिनांक 6 जनवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया। 


टिप्पणी 7---- विवरणात्मक ज्ञापन दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 
का 2) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है। 


विवरणात्मक ज्ञापन 


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 75 जून 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि 
विनियम, 2007 (2007 का 6) [जिसे इसमें इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा] अधिसूचित किया था। इन विनियमों के 
अनुसार, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि" (टीसीईपीएफ) नामक एक निधि बनाई गई है। निधि से प्राप्त आय 
का उपयोग उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को चलाने के लिए किया जाता है। 


2. प्राधिकरण ने पाया कि दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति (जिसे आगे 
"सीयूटीसीईएफ" कहा जाएगा) की बैठकों में भाग लेने वाले उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी, तैयारी, 
रखरखाव, लेखा परीक्षा के लिए निधि से कुछ व्यय किए जाने हैं, जिसके लिए विनियमों में स्पष्ट प्रावधान किए जाने की 
आवश्यकता है।तदनुसार, मूल विनियमों के विनियम 6 और 73 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। 


3. वर्ष 2020 के दौरान, कॉरपोरेशन बैंक, जिसमें निधि रखी जाती है, का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर 
दिया गया Sl इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (986 (7986 का 68) को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 
209 (2049 का 35) द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए, मूल विनियमों में सुसंगत प्रावधानों को बदलने के लिए 
संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इस संबंध में, विनियमन में संशोधन का मसौदा दिनांक 74.08.2023 तक हितधारकों की 
टिप्पणियों के लिए 24.07.2023 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया था। हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को 
भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अधिकांश उत्तरदाता हितधारकों ने प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति 
व्यक्त की। कुछ हितधारकों ने इस संबंध में अपने सुझाव भी भेजे। संबंधित सुझावों का विश्लेषण निम्नलिखित पैराग्राफ में 
किया गया है। 


4. एक अग्रणी बैंक ने सुझाव दिया है कि "बैंक" को "किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिभाषित किया जाए 
जिसे प्राधिकरण द्वारा नामित किया जा सकता है" इसकी जांच की गई है और यह पाया गया है कि अनुसूचित बैंक को 
पहले से ही विनियमन 2 के (चक) के तहत परिभाषित किया गया है। इसलिए, 'बैंक' को अलग से परिभाषित करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। इसलिए मसौदा विनियमों को संशोधित किया गया है ताकि कॉर्पोरेशन बैंक को "अनुसूचित बैंक जिसे 
प्राधिकरण द्वारा नामित किया जा सकता है" से प्रतिस्थापित किया जा सके। 


5. एक सेवा प्रदाता ने सुझाव दिया कि विनियमों के तहत जमा की जाने वाली किसी भी राशि को ऑनलाइन भुगतान 
पद्धति यानी एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाना चाहिए। व्यापार सुगमता 
को ध्यान में रखते हुए सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई है। तदनुसार, विनियमन 4 में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। 


6. कुछ हितधारकों ने सीयूटीसीईएफ में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का सुझाव दिया, हालांकि यह 
देखा गया है कि सुझाव संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है और इसके अलावा उक्त समिति में पहले से ही दो प्रतिनिधित्व हैं। 


7. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि स्वैच्छिक संगठनों की तरह सीओएआई और आईएसपीएआई द्वारा नामित सदस्यों के 
यात्रा व्यय को भी इस निधि से वहन किया जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकरण का विचार है कि प्रस्तावित संशोधन 
प्राधिकरण के साथ पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों के व्यय को वहन करने के लिए है, तथा प्राधिकरण द्वारा 
सीयूटीसीईएफ में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के रूप में नामित, गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन हैं, तथा उनके पास 
सीयूटीसीईएफ बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा और अन्य संबंधित व्यय को वहन करने के लिए आय का अपेक्षित स्रोत नहीं 
हो सकता Sl जबकि भादूविप्रा और सेवा प्रदाताओं से नामित सदस्य अपने आधिकारिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में बैठकों में 
भाग ले रहे हैं। इसलिए हितधारकों के सुझावों से सहमत नहीं zl 
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8. इसके आलावा, कुछ सेवा प्रदाताओं ने सुझाव दिया है कि टीसीईपीएफ का उपयोग सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता शिक्षा 
कार्यशालाओं (सीईडब्ल्यू) के आयोजन, ऑनलाइन प्लेटफार्मों के विकास, सरकारी संस्थाओं द्वारा भेजे गए संदेशों के लिए 
एसएमएस शुल्क के खर्च के लिए किया जा सकता Sl इसकी जांच प्राधिकरण द्वारा की गई है और निम्नलिखित कारणों से 
इसे स्वीकार नहीं किया जा सका: 


क) सीईडब्ल्यू का आयोजन टीएसपी द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए ग्राहक सेवा के दृष्टिकोण से किया जाता है, 
ताकि विनियामक द्वारा निर्धारित ग्राहक अनुभव में सुधार हो सके। 


ख) मोबाइल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में, यह देखा गया है कि वर्तमान विनियामक 
प्रावधान इस पर रोक नहीं लगाते Sl यह उल्लेख किया गया है कि भादूविप्रा की शैक्षिक सामग्री वेबसाइट / यूट्यूब 
चैनल / सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं 
के पास अपने ग्राहकों तक सूचना के प्रसार के लिए अपने स्वयं के ऐप और वेबसाइट Sl 


ग) टीसीईपीएफ से अनिवार्य एसएमएस शुल्क की भरपाई के संबंध में, विभिन्न नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सेवा 


प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को मुफ्त में ऐसे अलर्ट प्रदान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे उद्देश्यों के लिए 
फंड का उपयोग करने का सवाल ही नहीं उठता। 


9. एक सेवा प्रदाता ने सुझाव दिया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता फोरम या न्यायालयों के आदेशों के तहत 
उपभोक्ताओं को देय लागू राशि को समिति को सूचित करते हुए निधि में अगले आगामी बकाया से काटने की अनुमति दी 
जा सकती है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि मूल विनियमों के विनियम 6 में उपलब्ध प्रावधानों में किसी भी 
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि प्राधिकरण को निधि से कोई भी भुगतान करने से पहले किसी भी सेवा प्रदाता 
द्वारा किए गए दावे के विवरण को सत्यापित करना चाहिए। 


TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 
NOTIFICATION 
New Delhi, the l4th June, 2024 


TELECOMMUNICATION CONSUMERS EDUCATION AND PROTECTION FUND (SIXTH 
AMENDMENT) REGULATIONS, 2024 


(2 of 2024) 


No. RG-0/4/(3)/202I-CA—In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom 
Regulatory Authority of India Act, 997 (24 of 997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the 
following regulations further to amend the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund 
Regulations, 2007 (6 of 2007), namely:- 


l. (4) These regulations may be called the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund 
(Sixth Amendment) Regulations, 2024. 


(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Inregulation 2 of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 
2007) (hereinafter referred to as the “principal regulations’”’), clause (०) shall be deleted. 


3. In regulation 3 of the principal regulations, in sub-regulation (2), in the proviso — 


(a) in clause (i), for the words “the Consumer Protection Act, 986 (68 of l986)”, the words “the 
Consumer Protection Act, 20I9 (35 of 209)” shall be substituted; 


(b) in clause (ii), for the words “the Consumer Protection Act, 986”, the words “the Consumer Protection 
Act, 209 (35 of 209)” shall be substituted. 


4. In regulation 4 of the principal regulations, — 


(a) in sub-regulation (), for the words “into the branches of the Corporation Bank designated for the 
purpose by the said bank, within a period of thirty days of such amount becoming due to be credited to 
the Fund.”, the words “through Electronic Fund Transfer system viz. NEFT, IMPS, RTGS, in such 
account of the Scheduled Bank as may be designated by the Authority, within a period of thirty days of 
such amount becoming due to be credited to the Fund, and the service provider shall, within a period of 
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seven days or as may be specified by the Authority from time to time, furnish to the Authority the 
transaction details of such remittance.” shall be substituted; 


(b) sub-regulation (2) shall be deleted; 
(c) sub-regulation (3) shall be deleted. 
5. In regulation 5 of the principal regulations, - 


(@) in sub-regulation (4), for the words “Corporation Bank” appearing after the words “separate accounts in 
the”, the words “Scheduled bank as designated by the Authority” shall be substituted; 


(b) in sub-regulation (4A), the word “Corporation Bank” appearing after the words “rate of interest offered 
by the”, the word “Scheduled bank” shall be substituted. 


6. In regulation 6 of the principal regulations, in sub-regulation (2), after clause (c), the following clauses shall 
be inserted, namely:- 


“(d) to pay fee and expenses for the preparation and maintenance of accounts of the Telecommunication 
Consumer Education and Protection Fund and audit of the accounts of the said fund; 


(e) to pay such expenses as may be incurred under clause (a) of regulation 3:”. 
7. Inregulation |3 of the principal regulations,- 


७). the words “borne by” appearing after the words “the meetings of the committee shall be” shall be 
deleted; 


(0) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: - 


“(a) met out of the incomes referred to in clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 5 with the 
approval of the Authority, in respect of the five representatives nominated by the Chairperson of the 
Authority under clause (b) of regulation 8 from amongst the voluntary consumer organisations registered 
with the Authority;”; 


©  inclause (b), before the words “the Cellular Operators Association”, the words “borne by” shall be inserted. 


8. In regulation l6 of the principal regulations, in sub-regulation (), for the words “the Consumer Protection 
Act, 986 (68 of 986)”, the words “the Consumer Protection Act, 20l9 (35 of 209)” shall be substituted. 


MAHENDRA SRIVASTAVA, Secy.I/C, TRAI 
[ADVT.-HI/4/Exty./87/2024-25 ] 


Note ---- The principal regulations were published vide Notification No. 322/4/2006-QoS (CA) and published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 5" June, 2007. 


Note 2----The principal regulations were amended vide notification No. 322-8/20l0-CA and published in the Gazette 
of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 7 March, 20]. 


Note 3----The principal regulations were amended vide notification No. 324-2/203-CA and published in the Gazette 
of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 0" July, 203. 


Note 4----The principal regulations were amended vide notification No. 324-2/203-CA and published in the Gazette 
of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 26" June, 204. 


Note 5----The principal regulations were amended vide notification No. 324-5/20l8-CA and published in the Gazette 
of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 8" July, 208. 


Note 6----The principal regulations were amended vide notification No. 324-5/20I8-CA and published in the Gazette 
of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 6" January, 2020. 


Note 7----The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Consumers 
Education and Protection Fund (Sixth Amendment) Regulations, 2024 (2 of 2024). 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Telecommunication Consumers Education and 
Protection Fund Regulations, 2007 [(6 of 2007) [hereinafter referred to as the principal regulations] on 5" June 2007. 
In terms of these regulations, a fund called “Telecommunication Consumers Education and Protection Fund” (TCEPF) 
has been created. The income from the fund is utilized to undertake programmes and activities relating to consumer 
education and protection. 


2: The Authority noticed that there are some expenses to be incurred from the fund for preparation, 
maintenance, audit of accounts, and for the participation of representatives of consumer groups attending the meetings 
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of the Committee for Utilisation of Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (hereinafter 
referred to as “CUTCEF”) for which explicit provisions are required in the regulations. Accordingly, amendments 
have been proposed in regulations 6 and |3 of the principal regulations. 


3. During the year 2020, Corporation Bank in which the Fund is maintained has been merged with the Union Bank 
of India. Further, the Consumer Protection Act, 986 (68 of 986) has been repealed by the Consumer Protection Act, 
209 (35 of 20i9). Therefore, amendments have been proposed to change the relevant provisions in the principal 
regulations. In this regard, a draft amendment to the regulation was placed on the TRAI website on 24.07.2023 for the 
comments of stakeholders by 4.08.2023. The responses received from the stakeholders were uploaded on TRAIT 
website. Most of the respondent stakeholders concurred with the proposed amendment. Some of the stakeholders sent 
their suggestions in this regard. The relevant suggestions are analysed in the following paragraphs. 


4. One leading Bank has suggested to define “Bank” as “any Scheduled Commercial Bank as may be 
designated by the Authority”. This has been examined and it is observed that the Schedule bank is already defined 
under (ea) of regulation 2. Therefore, there is no need to define 'bank' separately. As such draft regulations have been 
modified to replace corporation bank with the “scheduled bank as may be designated by the Authority”. 


5. One service provider suggested that the procedure to submit any amount to be deposited under the 
regulations should be facilitated through an online payment method i.e. NEFT/RTGS. Keeping in view the ease of 
doing business, the suggestions have been agreed to. Accordingly, necessary changes have been made to Regulation 4. 


6. Some stakeholders suggested to increase the representations of telecom service providers in CUTCEF, 
however it is observed that the suggestion is not relevant in the context and further it is already having two 
representations in the said committee. 


7 Few stakeholders suggested that the travel expenses for the members nominated by COAI and ISPAI have 
also to be borne from this fund as in case of voluntary organisations. In this regard, the authority is of the view that the 
amendment proposed is to bear the expenses of members of voluntary consumer organisations registered with the 
Authority and nominated by the Authority as representatives of consumers in CUTCEF, are non-profit making 
voluntary organizations and may not have requisite source of income for bearing the travel and other related expenses 
to attend the CUTCEF meeting. Whereas the members nominated from TRAI and service providers are attending the 
meetings as part of their official duties. Hence the suggestions of stakeholders are not agreed to. 


8. In addition, some service providers have suggested that TCEPF may be utilized for the expenses for 
conducting Consumer Education workshops (CEWs) by service providers, for the development of online platforms, 
SMS charges for the messages sent by Government entities. The same has been examined by the Authority and could 
not be acceded to due to the following reasons: 


a) The CEWs are organised by TSPs from the customer service perspective for their own consumers to improve 
the customer experience as mandated by the regulator. 


b) Regarding the utilization of funds for the development of mobile platforms, it is observed that present 
regulatory provisions do not prohibit the same. It is mentioned that educational material of TRAI is being 
made available to the consumers through website / you tube channels/ social media etc. Also, service 
providers have their own apps and websites for the dissemination of information to their customers. 


c) With regards to the compensating mandatory SMS charges from TCEPF, as per the provisions of various 
regulations, Service providers are to required to provide such alerts to their customers free of cost therefore, 
as such utilizing the fund for such purposes does not arise. 


9 One service provider suggested that Telecom Service Providers may be permitted to deduct the applicable 
amount payable to consumers under orders of consumer forums or courts from the next upcoming dues, to the fund 
under intimation to the committee. In this reference, it is mentioned that the available provisions in regulation 6 of 
the principal regulations do not require any change, as the Authority should verify the details of claim by any service 
provider before making any payment from the fund. 
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